भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न सं. 51
14 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ

विषय : दलहन के संबंध में अरविन्द सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना
*51. श्री संजय राउतः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा गुजरात में सूखे से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली दालों की फसलों को नुकसान पहुंचा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या दलहन के संबंध में अरविन्द सुब्रमण्यम समिति द्वारा सितम्बर, 2016 में प्रस्तुत की गई सिफारिशों को लागू कर दिया गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) दलहन की खेती के प्रति किसानों की रुचि बनाए रखने की दिशा में सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)

(1) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।


‘’दलहन के संबंध में अरविन्द सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना’’ के संबंध में दिनांक 14 दिसम्‍बर, 2018 को राज्‍य सभा में उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 51 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण।

(क): महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात की राज्य सरकारों ने खरीफ 2018 के दौरान सूखे की घोषणा की है और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता मांगने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। सूखे ने दलहन सहित खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसका ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:
	क्र.सं. 
	राज्‍य का नाम 
	प्रभावित कुल फसल क्षेत्र (हे. में)

	1
	महाराष्‍ट्र
	8576367.00

	2
	कर्नाटक
	3712432.00

	3
	आन्‍ध्र प्रदेश
	1361531.54

	4
	गुजरात
	2093238.00



पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य के किसी भी भाग में सूखा पड़ने की सूचना नहीं दी है।
(ख) एवं (ग): दलहन में कृषि भूमि, उत्पादन और कीमतों में अस्थिरता को कम करने में सहायक नीतिगत मुद्दों का समाधान करने के लिए, सभी हितधारकों के परामर्श से उपायों का सुझाव देने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) की अध्‍यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने विस्‍तृत परामर्श के बाद 16 सितम्‍बर, 2016 को अपनी सिफारिशें प्रस्‍तुत कीं। समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशों का कार्यान्‍वयन किया गया है। 
(i) समिति ने दलहन पर निर्यात प्रतिबंध समाप्‍त करने की सिफारिश की। चूंकि दलहन का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था इससे पूर्व में प्राप्‍त मांग-आपूर्ति अंतराल समाप्‍त हो गया था और नवम्‍बर, 2017 में दलहन की कीमतें स्थिर हो गई थीं, इसलिए सरकार ने सभी प्रकार की दालों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया था। 
 (ii) दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति की सिफारिशों के संबंध में, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) विभिन्न हितधारकों से व्यापक आधार पर परामर्श करने के बाद एमएसपी की सिफारिश करते समय और इस तरह के नीतिगत इनपुट पर ध्‍यान रखते हुए कई कारकों पर विचार करता है। मौसम 2018-19 के लिए दलहन सहित सभी प्रमुख फसलों हेतु सरकार ने एमएसपी को काफी हद तक बढ़ा दिया है। सरकार का यह निर्णय एक ऐतिहासिक था क्योंकि यह सभी अनिवार्य फसलों के लिए पहली बार उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत रिटर्न प्रदान करने के लिए किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करता है। बोनस सहित दलहन के एमएसपी का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:
(रू./क्‍विंटल)
	दलहन की श्रेणी 
	2015-16
	2016-17
	2017-18
	2018-19

	अरहर (तूर)
	4625
	5050
	5450
	5675

	मूंग
	4850
	5225
	5575
	6975

	उड़द
	4625
	5000
	5400
	5600

	चना
	3500
	4000
	4400
	4620

	मसूर
	3400
	3950
	4250
	4475



(iii) समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को विभिन्न खरीद एजेंसियों को अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये आवंटित करना होगा। इस संबंध में, वर्ष 2001 से, नेफेड को 1631 करोड़ रू. की सरकारी गारंटी प्रदान की गई है। यह गारंटी 01 प्रतिशत गारंटी शुल्‍क की माफी के साथ मार्च, 2017 तक बढ़ा दी गई थी। दिनांक 04.03.2014 को इस गारंटी को बढ़ाकर 2500 करोड़ रू. किया गया था। पीएसएस प्रचालन का संचालन करने के लिए निधियों की तात्‍कालिक आवश्‍यकता पर विचार करते हुए, दिनांक 31.03.2018 तक इस सरकारी गारंटी को बढ़ाकर 9500 करोड़ रू. किया गया था। सरकारी गारंटी को नियमित किया गया है तथा इसे और बढ़ाकर दिनांक 28.02.2018 को 19000 करोड़ रू. तथा दिनांक 02.05.2018 को 29000 करोड़ रू. किया गया था। अब यह गारंटी दिनांक 12.09.2018 को बढ़ाकर 45500 करोड़ रू. की गई है। 
(iv) समिति ने सुझाव दिया कि सरकार स्टॉक के निपटान हेतु स्पष्ट नियमों की घोषणा करे। इस संबंध में, भारत सरकार, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाली मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीदे गए दलहन के स्टॉक से रियायती दर पर राज्यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों को दलहन जारी करने हेतु एक योजना कार्यान्‍वित करती है।  इस योजना का उद्देश्य मिड-डे-मील  (एमडीएम), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), लोक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आदि जैसी विभिन्‍न कल्‍याणकारी स्‍कीमों जिसमें 12 माह की अवधि या 34.88 लाख मिलियन टन के वर्तमान पीएसएस दलहन स्‍टॉक के समाप्‍त होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए ‘’पहले आओ-पहले पाओ’’ और ’’फर्स्‍ट इन-फर्स्‍ट आडट’’ (एफनआईएफओ) पर एक ‘’एक बारगी उपाय’’ के रूप में ‘’इश्‍यू प्राईस’’ पर 15 /- रूपए प्रति किग्रा. की केन्‍द्रीय सब्‍सिडी शामिल है,  के अंतर्गत उपयोग करने हेतु राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को वितरित करके पीएसएस के अंतर्गत खरीदी गई दलहनों का निपटान करना है। 
(v) समिति ने सिफारिश की थी कि जिंसों की कारगर खरीद को सुनिशचित करने के प्रयोजनार्थ एक उच्‍च स्‍तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। पीएम-आशा के तहत किसी भी नीतिगत मामले को निर्धारित करने और भावी समस्‍याओं का समाधान करने के लिए कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के साथ वित्‍त मंत्री की अध्‍यक्षता में एक उच्‍च स्‍तरीय समिति का गठन किया गया है। 
सरकार ने कृषिगत पैदावार को बढ़ाने के लिए विभिन्‍न पहलें यथा-राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), प्रधानमत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), समेकित पोषक तत्‍व प्रबंधन (आईएनएम), मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड और समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) शुरू की हैं- वर्ष 2016-17 के दौरान दलहन का जबरदस्‍त  उत्‍पादन  होने के फलस्‍वरूप 2017-18 के दौरान दलहन के औसत थोक मूल्‍य में नरमी आई थी। डब्‍ल्‍यूपीआई के अनुसार दलहन की मृदा स्‍फीति दर वर्ष 2015-16 में 34.8 प्रतिशत थी जो वर्ष 2016-17 में घटकर 17.6 प्रतिशत और वर्ष 2017-18 में  (-) 27.1 प्रतिशत रह गई है। 
इसके अलावा सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) नाम से एक अम्‍ब्रेला स्‍कीम शुरू की है जिसके तहत कृषिगत उत्‍पादन और उत्‍पादकता में वृद्धि किए जाने के प्रयोजनार्थ काश्‍तकारों/किसानों के लिए पारिश्रमिक एवं स्‍थिर मूल्‍य का वातावरण बनाने का प्रावधान किया गया है। इस अम्‍ब्रेला स्‍कीम को दलहन और तिलहन से संबंधित मूल्य समर्थन स्‍कीम (पीएसएस), तिलहन से संबंधित मूल्‍य कमी भुगतान स्‍कीम (पीडीपीएस) और निजी खरीद एवं स्‍टॉकिस्‍ट प्रायोगिक स्‍कीम (पीपीएसएस) को मिलाकर बनाया गया है ताकि किसानों के लिए एमएसपी को सुनिश्‍चित किया जा सके। 
******


